


भारत सरकार
 श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या-822
बुधवार,  16 जुलाई, 2014/25 आषाढ़, 1936  (शक)

राष्ट्रीय आजीविका (कैरियर) केन्द्रों की स्थापना किया जाना
822. श्री प्रभात झाः 

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 	क्या यह सच है कि देश के रोजगार पंजीकरण केन्द्रों की वर्तमान कार्य प्रणाली उपयोगी
नहीं रह गयी है और उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) 	क्या सरकार एक नेशनल कैरियर सेंटर गठित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) 	सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? 

उत्‍तर
इस्पात, खान और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री 
(श्री विष्णु देव साय)

(1) एवं (ख) राज्यों से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया गया नियोजन निम्नानुसार है;
	वर्ष
	पंजीकरण (लाख में)
	नियोजन 
(लाख में)

	2010
	61.86
	5.10

	2011
	62.06
	4.72

	2012
	97.22
	4.28



आंकड़े पंजीकरण में वृद्धि दर्शाते हैं परंतु रोजगार चाहने वालों के नियोजन में वृद्धि नहीं हो रही है। सरकार ने रोजगार चाहने वालों को रोजगार संबंधी अन्य सहायता के साथ-साथ परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों के सहयोग से रोजगार कार्यालयों को आजीविका केन्द्रों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।


(ग) 	रोजगार सृजन आर्थिक विकास का कारण एवं परिणाम दोनों है तथा यह जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रौद्योगिकीय रूपांतरों से प्रभावित होता है। 12वीं पंचवर्षीय परियोजना में गैर-कृषि क्षेत्र में पांच करोड़ नए रोजगार अवसर सृजित किए जाने तथा इतनी ही संख्या में कौशल प्रमाणीकरण प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

देश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए, भारत सरकार विभिन्न सार्वजनिक रोजगार सृजन योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), जिसे अब राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएल) का कार्यान्वयन कर रही है।

उस सार्वजनिक रोजगार सृजन योजना के अतिरिक्त, सरकार श्रम-सघन विनिर्माण का संवर्धन कर रही है तथा पर्यटन एवं कृषि-आधारित उद्योगों का संवर्धन करके रोजगार अवसरों में वृद्धि कर रही है।

विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के मद्देनजर तथा युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने के  लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण (एनएसडीए) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, इन योजनाओं के तहत वर्ष 2013-14 में लगभग 75 लाख व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
*****



